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भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं का नियंत्रक और महालेखा- परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षण
1527. श्री कनकमेदला रवीन्द्र कुमारः
 
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने देशभर में सड़क परियोजनाओं को पूरा करने में विफल रहे विभिन्न कंसेसियनारों को अनुचित लाभ प्रदान करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की कड़ी आलोचना की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखा परीक्षा की समुक्तियों के बाद कंसेसियनारों के खातों को फ्रीज करने के लिए कोई कदम उठाया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(श्री मनसुख एल. मांडविया)
(1) परियोजनाओं के समापन में विलंब/पंच सूचीबद्ध मदें/विशेष मरम्‍मतों में रियायतग्राहियों को अनुचित लाभ पहुँचाने के मुद्दे पर कैग रिपोर्ट में यथा मुद्रित छह सी एंड एजी पैरा लंबित हैं। 
[bookmark: _GoBack]तीन पैरा बिहार प्रभाग से संबंधित हैं और तीन पैरा आंध्र प्रदेश/तेलंगना प्रभाग से संबंधित हैं। कृत कार्रवाई टिप्‍पणियां संबंधित परियोजना प्रभागों में विचाराधीन हैं।
(ख) इन छह पैरों के विवरण अनुलग्‍नक क के रूप में संलग्‍न हैं।
(ग) ये मामले संबंधित परियोजना प्रभागों के विचाराधीन हैं। 
(घ) उपर्युक्‍त (ग) के अनुसार। 
(ङ) प्रयोज्‍य नहीं। 


अनुलग्‍नक – क
परियोजना के समापन में विलंब / पंच सूची मदों में विलंब से संबंधित निम्‍नलिखित लेखा परीक्षा पैरा लंबित हैं :- 
 
	क्र.सं.
	पैरा
	टिप्पणी

	1
	कैग रिपोर्ट संख्या 2016 का 15.(अध्‍याय 1) का पैरा सं. 2.3 - कोसी पुल वार्षिकी परियोजना।
रियायतग्राही(पीआईयू दरभंगा) को अनुचित लाभ एनएचएआई ने कार्य पूरा किए जाने के बिना 8 फरवरी 2012 से अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने में त्रुटि के कारण रियायतग्राही हो 31.90 करोड़ रुपये का अनुचित वित्तीय लाभ पहुँचाया।
यह स्‍पष्‍टीकरण देते हुए कि पीसीसी यह सुनिश्चित करने के बाद दिनांक 08.02.2012 से जारी किया गया था कि राजमार्गों पर विधिक, सुरक्षित और विश्‍वसनीय यातायात / वाणिज्यिक संचालन में कोई बाधा नहीं थी, कैग को कृत कार्रवाई टिप्‍पणी (एटीएन) प्रस्‍तुत की गयी थी। रियायतग्राही को 31.90 करोड़ रुपये का कोई अनुचित भुगतान नहीं किया गया था। तथापि, कैग ने इस एटीएन को स्‍वीकार नहीं किया और इस बात पर जोर दिया कि 31.90 करोड़ रुपये का भुगतान अनुचित था। 
	कैग पैरा का अनुपालन बिहार प्रभाग के विचाराधीन है।

	2
	कैग रिपोर्ट संख्‍या 2018 का 11 का पैरा संख्‍या 11.7 - मुजफ्फरपुर -  सोनबरसा रियायतग्राही को अनुचित लाभ पहुँचाना - रारा-77 के सीतामढ़ी बाइपास- मुजफ्फरपुर -सोनबरसा खंड रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) -3 के निर्माण में देरी के लिए 25.67 करोड़ रुपये के दंड की गैर वसूली  
	कैग पैरा का अनुपालन बिहार प्रभाग के विचाराधीन है।

	3
	कैग रिपोर्ट संख्‍या 2018 का 11 का पैरा संख्‍या 11.6 - पटना -  बख्तियारपुर रियायतग्राही से दावों की गैर वसूली – पंच सूची मद को पूरा नहीं करने के लिए 24.74 करोड़ रुपये के नुकसान की गैर वसूली ।
	कैग पैरा का अनुपालन बिहार प्रभाग के विचाराधीन है।

	4
	कैग रिपोर्ट संख्‍या 2018 का 11 का पैरा संख्‍या 11.1 - रियायतग्राही से क्षति और अनुरक्षण लागत की गैर वसूली – परियोजना मील पत्‍थर हासिल करने और अनुरक्षण दायित्‍वों – विजयवाड़ा –गुंडुगोलानु खंड (रारा-5) - के निवर्हन में विफलता के लिाए  99.27 करोड़ रुपये की क्षति और अनुरक्षण लागत की गैर वसूली। 
	कैग पैरा का अनुपालन   आंध्र प्रदेश/तेलंगना प्रभाग के विचाराधीन है।

	5
	कैग रिपोर्ट संख्‍या 2018 का 11 का पैरा संख्‍या 11.2 - रियायतग्राही को अनुचित वित्‍तीय लाभ : आंध्र प्रदेश के चार सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं एपी 2, एपी 6ए एपी 7 एवं एपी 8 के रियायतग्राही द्वारा उपरी सतह के नवीकरण से संबंधित कार्य को पूरा करने में विलंब  / गैर समापन के कारण 85.19 करोड़ रुपये की क्ष‍ति की गैर वसूली।
	कैग पैरा का अनुपालन   आंध्र प्रदेश/तेलंगना प्रभाग के विचाराधीन है।

	6
	कैग रिपोर्ट संख्‍या 2018 का 11 का पैरा संख्‍या 11.3 - रियायतग्राही से क्षति की गैर वसूली : परियोजना मील पत्थर हासिल नहीं करने और पंच सूची मदों को पूरा करने में विलंब के लिए 20.40 करोड़ रुपये की क्षति की गैर वसूली, - राष्‍ट्रीय राजमार्ग (रारा)- 7 के हैदराबाद खंड, आरमर-अडलूर-येल्‍लारेड्डी खंड   
	कैग पैरा का अनुपालन   आंध्र प्रदेश/तेलंगना प्रभाग के विचाराधीन है।
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